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विषय:	फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों को लाभ
1781. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;
(ख) बीमा कंपनी किस तरह किसानों को इसका लाभ दे रही है, इसकी प्रक्रिया का विवरण क्या है; और
(ग) किसानों की लागत और उसकी मेहनत के हिसाब से बीमा कंपनी जो सहायता देती है उसका विवरण क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क) से (ग): खरीफ 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सभी किसानों के लिए उपलब्ध है जिसमें बटाईदार और काश्‍तकार शामिल हैं। पीएमएफबीवाई के अनुमोदित कार्यान्वयन पैटर्न के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के पास संबंधित राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन करने का विकल्प होता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में, उन किसानों का नामांकन जो मौसमी कृषि ऑपरेशनों (एसएओ) ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण का लाभ उठा रहे हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के संबंध में अनिवार्य है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शेष किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।

इस योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए चरण-वार प्रक्रिया निम्नानुसार दी गई है:

i) प्रत्येक फसल के मौसम की शुरुआत में, राज्य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन करता है और पीएमएफबीवाई के तहत मौसम के दौरान फसलों और क्षेत्रों को बीमा कवरेज के लिए अधिसूचित करता है।

ii) अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों/बैंकों/किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने वाले किसान अनिवार्य रूप से कवर किए गए हैं। गैर-कर्जदार किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। 

iii) योजना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले गैर-कर्जदार किसानों को निर्धारित प्रस्ताव फार्म भरने और वाणिज्यिक बैंक की ग्रामीण शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक के पीएसीएस में या बीमा कंपनी के मध्‍यस्‍थों/एजेंटों के माध्‍यम से या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से या सीधे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रीमियम के साथ जमा करना आवश्‍यक है। प्रस्ताव स्वीकार करते समय विभिन्न आवश्यक विवरणों को सत्यापित करना शाखाओं/पीएसीएस/मध्‍यस्‍थों की जिम्मेदारी है।

iv) वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ बीमा कंपनियों को सीधे ही प्रीमियम के साथ कवरेज का फसल-वार और क्षेत्र-वार विवरण प्रदान करती हैं और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर व्यक्तिगत किसान का विवरण देती है। सहकारी बैंकों/संस्थानों के मामले में, निर्धारित कट-ऑफ की तारीखों के अनुसार नोडल संस्‍थाओं के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

v) किसानों को योजना के विवरण के साथ बीमा की रसीद प्रदान की जाती है। उन्हें उनके फसल बीमा के बारे में एसएमएस के माध्यम से भी बताया गया।

vi) स्थानीय आपदाओं, मध्य-मौसम प्रतिकूलताओं और फसल कटाई के नुकसान के कारण खेत स्तर के दावों के मामले में, घटना के 48 घंटों के भीतर किसान द्वारा नुकसान की सूचना दी जानी आवश्यक है।

vii) जबकि व्यापक प्रसार आपदाओं/मौसम अंत के दावों के लिए, कोई सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, दावों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपज डेटा के आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा तैयार करके निपटान किया जाता है और दावा राशि सीधे या संबंधित बैंकों के माध्यम से किसानों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

viii) प्रत्येक फसल के लिए बीमित राशि को जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा घोषित स्केल ऑफ फाइनेंस (एसओएफ) के बराबर किया गया है जो सामान्य रूप से उत्पादन की लागत के बराबर है।

किसानों द्वारा दिए गए प्रीमियम की तुलना में किसानों को दिए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

	वर्ष/मौसम 
	कुल प्रीमियम 
(करोड़ रुपए) 
	कुल प्रीमियम में किसानों का हिस्‍सा 
(करोड़ रुपए)
	भुगतान किए गए दावे 
(करोड़ रुपए)

	खरीफ 2016
	16318
	2919 
	10485 

	रबी 2016 
	6028 
	1297 
	5663 

	2016-17 
	22346 
	4216 
	16148 

	खरीफ 2017 
	19767
	3039
	17158 
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